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  भारत का संविवधान, 1950-अनचेु्छद 226-भूमिम  अमिधग्रहण अमिधविनयम, 1894-एस. 4, 6
और 9-    राज्य सरकार याचि�काकता� की संपत्तित्त     पटे्ट पर ले रही है।

          नवीनीकृत पटे्ट और एक अन्य नए पटे्ट की अवमिध की समाप्तिप्त-     पर भी सरकार सम्पवित ख़ाली
          नहीं कर रही।सरकार विकराए का भुगतान भी बंद कर रही है-      याचि�काकता� को विकराए का भुगतान न
             करने के कारण कई बेदखली आवेदन दायर करने के चिलए मजबूर विकया गया है-   सरकार का आ�रण
  उचि�त नहीं है-           याचि�काकता� की भूमिम का अमिधग्रहण करने की मांग की गई है-   आमिधकारिरक राजपत्र में

       प्रकाशन से पहले समा�ार पत्रों में धारा 4  और 6       के तहत अमिधसू�नाएं जारी की गई हैं-प्रवितवादीगण
        की कार�वाई काननू की आवश्यकताओं के अनरुूप नहीं है-  धारा 4  और 6    के तहत अमिधसू�नाएं और
 धारा 9         के तहत नोटिEस भी रद्द कर टिदए गए हैं-         याचि�काकता� को प्रवितपरूक लागत के रूप में 1 लाख
          रुपए प्रदान करते समय रीE याचि�का की अनुमवित दी गई ।

     यह विनधा�रिरत विकया गया विक यू/  एस 4  अमिधसू�ना 16   नवंबर और 17 नवंबर, 1996 को
     समा�ार पत्रों में प्रकाचिशत हुई थी,  यह 19 नवंबर, 1996       को राजपत्र में प्रकाचिशत हुई थी।इसी तरह

17   मई और 20 मई, 1997     को समा�ार पत्रों में यू/  एस 6      अमिधसू�ना प्रकाचिशत की गई थी।इसे 27
मई, 1997             को आमिधकारिरक राजपत्र में प्रकाचिशत विकया गया था।यह अमिधविनयम के प्रावधानों के

  अनरुूप नहीं था।
                                                                                                     (  पैरा 15)



 इसके अलावा            यह अत्तिभविनधा�रिरत विकया गया विक हमारे देश में सरकार अपनी फाइलों पर
              मामलों की विव�ार करती है।सरकार द्वारा चिलया गया कोई भी विनण�य आमिधकारिरक राजपत्र में इसके
      प्रकाशन से ही मंजू़र होता है।तब तक,         यह केवल एक प्रस्ताव है।फाइल पर विनण�य यटिद औप�ारिरक

                रूप से प्रकाचिशत नहीं विकया गया है तो विकसी भी समय बदला जा सकता है।साव�जविनक संपत्तित्त के
     अविनवाय� अमिधग्रहण से संबंमिधत मामलों में,          सरकारी राजपत्र में प्रकाशन के बाद ही सरकार का

               विनण�य साव�जविनक होता है।इसके बाद ही यह लागू करने योग्य बन जाता है और अमिधकार प्रदान
               करता है या कत�व्यों को लागू करता है।जब तक सरकार आमिधकारिरक राजपत्र में अपने विनण�य को

  प्रकाचिशत नहीं करती,              तब तक उसके इरादे विनत्तिQत नहीं हो सकते और आदेश को लागू नहीं विकया
               जा सकता है।कोई भी प्रामिधकरण भूमिम पर प्रवेश नहीं कर सकता है।यटिद फाइल पर केवल एक

                   प्रस्ताव प्रेस में प्रकाचिशत विकया जाता है या तो इसचिलए विक इसे गुप्त रूप से लीक कर टिदया गया है
           या यहां तक विक अन्य रूप से भी प्रकाचिशत विकया जाता है,       तो इसका कोई परिरणाम नहीं होगा,

                  क्योंविक नागरिरक के पास लागू करने या पालन करने के चिलए कुछ भी नहीं होगा।एक ऐसे देश में जहां
  प्रसे स्वतंत्र है,                सरकार को विकसी ऐसी �ीज से बाध्य नहीं विकया जा सकता है जो केवल एक

       समा�ार पत्र के पृष्ठों पर टिदखाई देती है।हालाँविक,        जब सरकार के विनण�य को आमिधकारिरक रूप से
   राजपवित्रत विकया जाता है,             तो इसे लागू विकया जा सकता है।यही कारण है विक अमिधविनयम राजपत्र में

   जो प्रकाचिशत हुआ है,             उसके प्रकाशन की अपेक्षा करता है।काननू की भाषा से इसका स्पष्ट रूप से
    अनुमान लगाया जा सकता है।

(  पैरा 17)
 इसके अलावा            यह अत्तिभविनधा�रिरत विकया गया विक सरकारी अमिधकारिरयों के काय� करने के तरीके

     के कारण राजपत्र और समा�ार पत्रों में    प्रकाशन की तारीखें अलग-     अलग हो सकती हैं।विफर भी, यह
              याद रखना होगा विक नागरिरक का बहुत सीमिमत अमिधकार है।आपत्तित्तयाँ दज� करने का अवसर।यह इस

                अमिधकार को प्रभावी बनाने के चिलए है विक संसद ने मौजूदा प्रावधान के संशोधन द्वारा प्रेस में
                प्रकाशन के चिलए प्रावधान बनाया है।विवधायी इरादे और बुराई में सुधार को ध्यान में रखा जाना

�ाविहए।
(  पैरा 18)

 इसके अलावा,         यह अत्तिभविनधा�रिरत विकया गया विक आके्षविपत अमिधसू�नाएं धारा 4  और 6 के
       प्रावधानों के अनसुार प्रकाचिशत नहीं की गई हैं,        और कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं।

नतीजतन,            ये दूविषत हो जाते हैं।अतः इन्हें विनरस्त कर टिदया जाता है।नतीजतन,   धारा 9   के तहत
               नोटिEस जारी करके शुरू की गई आगे की काय�वाही को कायम नहीं रखा जा सकता है, इसे  भी रद्द

  कर टिदया जाएगा।
(  पैरा 21  और 22)

 इसके अलावा,                यह माना गया विक एक बड़ी राचिश की सपंत्तित्त को एक छोEी राचिश के चिलए पटे्ट
              पर चिलया गया था।नवीनीकृत पटे्ट की अवमिध समाप्त होने के बाद भी इसे वष� 1955   में खाली नहीं

   विकया गया था।वष� 1960 में,            माचिलक को इस आधार पर पां� साल के चिलए पट्टा विवलेख विनष्पाटिदत
               करने के चिलए मजबूर विकया गया था विक उपायुक्त के आवास का विनमा�ण विकया जाना था।विनमा�ण

   पूरा होने के बाद,             विनपEान अमिधकारी को परिरसर पर कब्जा करने के चिलए कहा गया।छह महीने के
              भीतर उन्होंने इसे ख़ाली कर टिदया था।विफर भी उपायुक्त ने परिरसर खाली नहीं विकया।इसके अलावा,
    विकराए की प्र�चिलत दर रु. 86       प्रवित माह का भुगतान भी याचि�काकता� को नहीं   विकया गया था।वष�



1989 में,     जब उन्होंने काय�वाही शुरू की,          तो अमिधकारिरयों ने सीमा के आधार पर केवल तीन साल
(  लगभग 20   वषa में से)          की अवमिध के चिलए विकराया टिदया।इसके बाद याचि�काकता� को समय-समय

              पर विकराए के भुगतान के चिलए अदालत का दरवाजा खEखEाना पड़ता था।उसे स्वेच्छा से भुगतान
     नहीं विकया गया था।स्पष्ट रूप से,             राज्य ने साधारण वादी से भी बदतर तरीके से काय� विकया है ।हम
               राज्य के आ�रण की सराहना नहीं कर सकते।यह सबसे विन�ले स्तर पर अनुचि�त और मनमाना था।

             यह सत्ता का दुरुपयोग था।एक साव�जविनक प्रामिधकरण साव�जविनक भलाई के चिलए काय� करने में
             विवफल रहा।यह एक उपयुक्त मामला है जिजसमें याचि�काकता� को प्रवितपूरक लागत दी जानी �ाविहए।

 हम 1              लाख रुपये की लागत का आकलन करते हैं। इसका भुगतान प्रवितवादी हरिरयाणा राज्य द्वारा
   याचि�काकता� को विकया जाएगा।

(  पैरा 23  और 25)

  याचि�काकता� की ओर   से अमिधवक्ता सी. बी.  गोयल।

   प्रवितवादी के चिलए डी. पी. सिसंह, डी. ए. जी.,  हरिरयाणा।

विनण�य
   जवाहर लाल गुप्ता (ओ)

●        याचि�काकता� का आरोप है विक भूमिम अमिधग्रहण अमिधविनयम, 1894   की धारा 4  और 6

          के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अमिधसू�नाएं के माध्यम से उसकी



85   कनाल 4               मरला की भूमिम के अमिधग्रहण के चिलए कानून के तहत शक्तिक्त का दुरुपयोग है।वह
                प्राथ�ना करते हैं विक इन अमिधसू�नाओं को रद्द कर टिदया जाए।इस मामले के विनण�य के चिलए प्रासंविगक

         कुछ तथ्यों पर संके्षप में ध्यान टिदया जा सकता है।
●   कहानी वष� 1905    से शुरू होती है।85  कनाल 4        मरला की भूमिम और उस पर एक घर
         सरकार द्वारा विहसार के उपायुक्त के विनवास के चिलए 30         साल की अवमिध के चिलए पटे्ट पर चिलया गया

   था।अवमिध की समाप्तिप्त पर,   पटे्ट को 20          साल की और अवमिध के चिलए नवीनीकृत विकया गया था।यह
31  मा��, 1955             को समाप्त हो गया।याचि�काकता� के पूव�वतj ने राज्य सरकार से परिरसर खाली

        करने का अनुरोध विकया।इसे खाली नहीं विकया गया था।अप्रैल, 1960      से एक नया पट्टा विवलेख
                  विनष्पाटिदत विकया गया था।यह पाँ� साल की अवमिध के चिलए या उस समय तक होना था जब तक विक
                उपायुक्त के चिलए प्रस्ताविवत नया घर वास्तव में नहीं बनाया गया था।इस पट्टा विवलेख की एक प्रवित

     रिरE याचि�का के साथ अनुलग्नक पी. 3          में है।पाँ� साल की अवमिध समाप्त हो गई।उपायुक्त का
    आवास पूरा नहीं हुआ था।8 जनवरी, 1968         को उपायुक्त ने याचि�काकता� के विपता से अनरुोध विकया

 विक "                  विपछले पट्टा विवलखे के समान विनयमों और शतa पर घर को सरकार के साथ पटे्ट पर रहने दें।"
●            उपायुक्त का आवास पूरा हो गया था।विफर भी घर खाली नहीं हुआ था।शून्य टिदनांविकत

   पत्र के माध्यम से,          जिजसकी एक प्रवित रिरE याचि�का के साथ अनुलग्नक पी. 6   में है,   उप सचि�व
(राजस्व)     ने सूचि�त विकया विक "          उपायुक्त के विनवास के चिलए नवविनर्मिमंत बंगले को विनपEान अमिधकारी,

                विहसार के विनवास के चिलए विनधा�रिरत विकया गया है।इस प्रकार जब तक विनपEान काय� समाप्त नहीं हो
            जाता और वह नवविनर्मिमंत घर में जाने की क्तिlवित में नहीं हो जाता,     तब तक विहसार के उप-  आयुक्त के
         ” कब्जे वाले आपके बंगले को खाली करना संभव नहीं होगा।

●     विनपEान अमिधकारी ने वष� 1968-69        में या उसके आसपास घर खाली कर टिदया।लेविकन
                घर अभी तक खाली नहीं हुआ था।सरकार ने परिरसर में पय�Eन परिरसर की lापना की।�ोE के साथ

    अपमान को जोड़ने के चिलए,  सरकार ने86          रुपये प्रवित माह की मामलूी राचिश का भुगतान करना भी
                    बंद कर टिदया था जो भवन और भूमिम के विवशाल Eुकडे़ के चिलए विकराए के रूप में तय विकया गया था।

अगस्त, 1989 में,   याचि�काकता� ने चिसतंबर, 1968         से बकाया का दावा करते हुए एक याचि�का दायर
                 की।राज्य सरकार ने तीन साल की अवमिध के चिलए विकराए की पेशकश की।यह दलील दी गई थी विक

                याचि�काकता� तीन साल से अमिधक की अवमिध के चिलए विकराए का दावा करने का हकदार नहीं था।
         याचि�काकता� ने उचि�त विकराया तय करने के चिलए याचि�का दायर की।विकराया    विनयंत्रक ने रुपये 184

     प्रवित माह की राचिश विनधा�रिरत की,-  उनके 1 फरवरी, 1996    के आदेश के अनसुार।
● 17  अप्रैल, 1999      को याचि�काकता� को धारा 9       के तहत नोटिEस टिदया गया था।इस

          प्रकार उन्हें पता �ला विक भूमिम अमिधग्रहण अमिधविनयम की धारा 4  और 6    के तहत अमिधसू�नाएं 12
नवंबर, 1996   और 30 अप्रैल, 1997        को जारी की गई थीं।इसके तुरंत बाद,   उन्होंने 22 अप्रैल,
1999            को वत�मान रिरE याचि�का के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खEखEाया।याचि�काकता�

                का आरोप है विक अमिधसू�नाएं बाहरी विव�ारों के कारण जारी की गई थीं क्योंविक उनके ��ेरे भाइयों
               ने हमेशा राज्य के तत्कालीन मखु्यमंत्री का विवरोध विकया था।उन्होंने आगे आरोप लगाया विक वे वष�

1965                से परिरसर को ख़ाली करने के चिलए आंदोलन कर रहे थे।विकसी भी साव�जविनक उदे्दश्य के चिलए
          भूमिम का अमिधग्रहण नहीं विकया जा रहा है।अमिधविनयम की धारा 4  और 6     के प्रावधानों का पालन नहीं
   विकया गया है।इस प्रकार,  धारा 9      के तहत विववाटिदत अमिधसू�नाओं और नोटिEस,   जिजनकी प्रवितयां पी.

7  से  अनुलग्नक पी. 9.      के रूप में रिरकॉड� में हैं,         को बनाए नहीं रखा जा सकता है।वह प्राथ�ना करता
      है विक इन्हें रद्द कर टिदया जाए।

●             विहसार के उपायुक्त श्री अपूव� कुमार सिसंह द्वारा राज्य सरकार और अन्य प्रवितवादीगण
                की ओर से एक चिलखिखत बयान दायर विकया गया है।एक प्रारंत्तिभक आपत्तित्त उठाई गई है विक रिरE



     याचि�का में देरी की गई है।हालाँविक,             बहस के स्तर पर प्रवितवादीगण की ओर से इसे उठाया नहीं गया
 है।वास्तव में,           प्रारंत्तिभक आपत्तित्तयों में से विकसी को भी नहीं उठाया गया है।गुण-  दोष पर,   यह कहा गया

  है विक "      पट्टा विवलेख की समाप्तिप्त के बाद,        प्रत्यथj राज्य हरिरयाणा ने अपनी इच्छानसुार विकरायेदार का
             दजा� प्राप्त करना जारी रखा।याचि�काकता� ने प्रवितवादी हरिरयाणा राज्य को बेदखल करने के चिलए

   अमिधविनयम की धारा 13            के तहत आवेदन भी दायर विकया था।विकराए के भुगतान के संबंध में, यह
     अनुमान लगाया गया है विक "      पट्टा विवलखे के अनुसार ग संपत्तित्त   का विकराया 86    रुपए था लेविकन
  बेदखली याचि�का (  अनुलग्नक आर/II/Eी)          में याचि�काकता� ने परिरसर के चिलए विकराए का दावा 149

रुपये    ग्रह दर के अलावा।            राज्य हरिरयाणा ने विकराया विनयंत्रक के समक्ष काननू के अनुसार स्वीकाय� परूे
               देय विकराए की विनविवदा दी थी।याचि�काकता� ने विकराया का भुगतान न करने के आधार पर प्रवितवादी

              हरिरयाणा राज्य के खिखलाफ कई बेदखली आवेदन भी दायर विकए थे और प्रवितवादी हरिरयाणा राज्य
 विकराया विनयंत्रक,              ”विहसार के न्यायालय में कानून के अनसुार स्वीकाय� देय विकराया आटिद दे रहा है।

        याचि�काकता� के राजनीवितक पवूा�ग्रह के आरोप के संबंध में,      यह कहा गया है विक "   याचि�का के पैरा
14                  को इस जानकारी के अभाव में अस्वीकार कर टिदया गया है विक श्री बलवंत राय तायल और श्री

    बलदेव तायल याचि�काकता� के रिरश्तेदार/          रिरश्तेदार हैं।शेष पैरा को ज्ञान की कमी के कारण अस्वीकार
               कर टिदया जाता है।याचि�काकता� ने श्री बलवंत राय तायल और श्री बलदेव तायल का कोई हलफनामा

             संलग्न नहीं विकया है विक उन्होंने हमेशा मखु्यमंत्री का विवरोध विकया है। बंसी लाई,  तत्कालीन
मखु्यमंत्री,               हरिरयाणा या उन्हें मीसा में मखु्यमंत्री के कारण विहरासत में चिलया गया था। याचि�काकता�

        मखु्यमंत्री के साथ शामिमल नहीं हुआ है। बंसी लाई,  तत्कालीन सी. एम.,    हरिरयाणा इस याचि�का के
                  पक्षकार के रूप में जोड़ा नहीं गया और इस प्रकार इन आरोपों को इस याचि�का में नहीं पढ़ा जा

 ”             सकता है। याचि�काकता� के इस आरोप का भी खंडन विकया गया है विक उसे 17 अप्रैल, 1999 को
              विववाटिदत अमिधसू�नाओं के बारे में पता �ला था।यह अनुमान लगाया गया है विक उन्हें अमिधसू�नाओं

   के बारे में 4 चिसतंबर, 1997          को पता �ला था।भूमिम अमिधग्रहण कलेक्Eर ने कानून द्वारा आवश्यक
      अमिधसू�नाओं का उचि�त प्रकाशन विकया था।याचि�काकता� 20  अप्रैल, 1999    को भूमिम अमिधग्रहण

            कलेक्Eर के समक्ष पेश हुआ था और lगन का अनुरोध विकया था।इन पर,   प्रवितवादीगण का कहना
         है विक रिरE याचि�का को खारिरज कर टिदया जाना �ाविहए।

●               याचि�काकता� ने चिलखिखत बयान में विकए गए कथनों का खडंन करने के चिलए एक प्रवितकृवित
  दायर की है।

●       पक्षों के वकील को सुना गया है।
●       यह स्वीकृत क्तिlवित है विक धारा 4    के तहत अमिधसू�ना 19 नवंबर, 1996  के सरकारी
             राजपत्र में प्रकाचिशत की गई थी।यह एक lानीय भाषा के पत्र में भी प्रकाचिशत हुआ  था। 16 नवंबर,

1996  को '  पंजाब केसरी'   ।एक टिदन बाद,  यह 17 नवंबर, 1996      के द टिuब्यून में प्रकाचिशत हुआ।यह
 घोषणा 29 जनवरी, 1997          की रिरपोE� के माध्यम से इलाके में की गई थी,    जिजसकी एक प्रवित चिलखिखत

    बयान के साथ अनलुग्नक आर/3        के रूप में प्रस्तुत की गई है।इसी तरह,  धारा 6   के तहत अमिधसू�ना
27  मई,  1997           के सरकारी राजपत्र में प्रकाचिशत की गई थी।उससे लगभग 10   टिदन पहले,

            अमिधसू�ना एक lानीय भाषा के समा�ार पत्र में प्रकाचिशत की गई थी। 17 मई, 1997  को 'जन
सत्ता'  ।यह 20 मई, 1997  को '  द टिuब्यनू'       में भी प्रकाचिशत हुआ था।यह घोषणा 26 जून, 1997 को

               इलाके में की गई थी।पक्षों के वकील ने इन स्वीकृत तथ्यों पर तक� टिदए हैं।
●      याचि�काकता� की ओर से श्री सी. बी.       गोयल ने कहा है विक धारा 4  और 6  के प्रावधानों

                का कोई अनपुालन नहीं विकया गया था।विवद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं विक प्रेस में प्रकाशन राजपत्र में
      प्रकाशन से पहले नहीं होना �ाविहए।दूसरी ओर,       प्रवितवादीगण की ओर से पेश श्री डी. पी. सिसंह, डी.

ए. जी.,                   हरिरयाणा ने तक� टिदया है विक राजपत्र में और पे्रस में भी प्र�ार के चिलए सं�ार एक साथ भेजे
               गए थे।अमिधसू�नाएँ राजपत्र में प्रकाचिशत होने से पहले समा�ार पत्रों में प्रकाचिशत की गई थीं।धारा 4
 और 6         की आवश्यकताओं का पया�प्त अनुपालन विकया गया है।इस प्रकार,    कोई कानूनी दुब�लता नहीं

       है जिजससे विकसी भी हस्तके्षप की आवश्यकता हो।



●               जो छोEा सवाल उठता है वह यह है विक क्या वत�मान मामले में धारा 4  और 6 के
      प्रावधानों का विवमिधवत पालन विकया गया है?   दूसरे शब्दों में,        क्या प्रसे में उनके प्रकाशन के बाद

             राजपत्र में अमिधसू�नाओं को प्रकाचिशत करने में प्रवितवादीगण की कार�वाई काननू की आवश्यकता के
 अनरुूप है?
●  धारा 4 (1)            के प्रावधानों पर ध्यान टिदया जा सकता है।यह विनम्नानसुार प्रदान करता हैः
“4.          प्रारंत्तिभक अमिधसू�ना और उस पर अमिधकारिरयों की शक्तिक्तयों का प्रकाशन-(1)  जब भी

               उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है विक विकसी इलाके में भूमिम की आवश्यकता है या
             विकसी साव�जविनक उदे्दश्य के चिलए या विकसी कंपनी के चिलए इसकी आवश्यकता होने की

 संभावना है,            तो उस आशय की एक अमिधसू�ना आमिधकारिरक राजपत्र में और उस
            इलाके में प्रसारिरत होने वाले दो दैविनक समा�ार पत्रों में प्रकाचिशत की जाएगी,  जिजनमें से

              कम से कम एक के्षत्रीय भाषा में होगी और कलेक्Eर ऐसी अमिधसू�ना के सार की
         साव�जविनक सू�ना उक्त इलाके में सुविवधाजनक lानों पर देगा (   ऐसी प्रकाशन की

        अंवितम तारीख और ऐसी साव�जविनक सू�ना देने की तारीख,    जिजसे इसके बाद
           अमिधसू�ना के प्रकाशन की तारीख के रूप में संदर्भिभंत विकया जाता है) ”।

●               उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से पता �लता है विक जब भी सरकार यह मानती है
            विक विकसी साव�जविनक उदे्दश्य के चिलए विकसी इलाके में भूमिम की आवश्यकता है,   तो उसे

"        आमिधकारिरक राजपत्र में इस आशय की एक अमिधसू�ना"      प्रकाचिशत करनी होती है।उदे्दश्य स्पष्ट है।
 सबसे पहले,              सरकार को भूमिम अमिधग्रहण की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट होना होगा।विफर उसे

      न्यामियक राजपत्र में प्रकाशन द्वारा अपने इरादे को       साव�जविनक करना होगा।�ंूविक राजपत्र हर घर या
     व्यक्तिक्त तक नहीं पहंु� सकता है,           इसचिलए कानून ने शुरू में प्रावधान विकया था विक अमिधसू�ना का

         सार भी इलाके में प्रकाचिशत विकया जाएगा।अनुभव से सीखते हुए,    संसद ने वष� 1984   में प्रावधान में
         एक संशोधन विकया।यह प्रावधान विकया गया था विक अमिधसू�ना "       उस इलाके में प्रसारिरत होने वाले दो

       दैविनक समा�ार पत्रों में भी प्रकाचिशत की जाएगी,          जिजनमें से कम से कम एक के्षत्रीय भाषा में होगा"
   �ीजों की योजना में,              प्रसे में प्रकाशन उस अमिधसू�ना का है जो राजपत्र में प्रकाचिशत हुई है।

●  धारा 6            के प्रावधान भी इसी तरह के इरादे का संकेत देते हैं।धारा 6 (1)    में कहा गया है
         विक जब सरकार का समाधान हो जाता है विक "        विकसी साव�जविनक उदे्दश्य के चिलए विकसी विवशेष भूमिम
  की आवश्यकता है,       तो उस आशय की घोषणा की जाएगी"  खडं (2)      में यह प्रावधान विकया गया है
   विक ऐसी घोषणा "             आमिधकारिरक राजपत्र में और उस इलाके में प्रसारिरत होने वाले दो दैविनक समा�ार
        पत्रों में प्रकाचिशत की जाएगी जिजसमें भूमिम क्तिlत है"         स्पष्ट इरादा यह है विक सरकार का विनण�य

              आमिधकारिरक राजपत्र में और दो दैविनक समा�ार पत्रों में भी टिदखाई देना �ाविहए।वत�मान मामले में
  क्या क्तिlवित है?

●       यह विववाटिदत नहीं है विक धारा 4     के तहत अमिधसू�ना 16    नवंबर और 17  नवंबर,
1996         को समा�ार पत्रों में प्रकाचिशत की गई थी।यह 19 नवंबर, 1996    को राजपत्र में प्रकाचिशत

  हुआ था।इसी तरह,  धारा 6         के तहत अमिधसू�ना का समा�ार पत्र में 17   मई और 20  मई 1997 में
   प्रकाचिशत विकया गया था।



इसे 27  मई,  1997           को आमिधकारिरक राजपत्र में प्रकाचिशत विकया गया था।हमारे विव�ार में,  यह
      अमिधविनयम के प्रावधानों के अनरुूप नहीं था।

●      प्रवितवादीगण के विवद्वान वकील श्री डी.  पी.         सिसंह का तक� है विक प्रकाशन का उदे्दश्य
          जनता को सूचि�त करना है।जिजस क्रम में प्रकाशन विकया जाता है,      उसका कोई परिरणाम नहीं होता है।

 इस प्रकार,                इससे कोई फक� नहीं पड़ता विक सरकार की मंशा पहले समा�ार पत्रों में और विफर
           आमिधकारिरक राजपत्र में साव�जविनक की जाती है या नहीं।क्या ऐसा ही है?

●              हमारे देश में सरकार अपनी फाइलों के मामलों पर विव�ार करती है।सरकार द्वारा चिलया
                गया कोई भी विनण�य आमिधकारिरक राजपत्र में इसके प्रकाशन से ही मंजू़र होता है।तब तक यह केवल
                एक प्रस्ताव है।फाइल पर विनण�य यटिद औप�ारिरक रूप से प्रकाचिशत नहीं विकया गया है तो विकसी भी
            समय बदला जा सकता है।साव�जविनक संपत्तित्त के अविनवाय� अमिधग्रहण से संबंमिधत मामलों में, सरकारी

                राजपत्र में प्रकाशन के बाद ही सरकार का विनण�य साव�जविनक होता है।इसके बाद ही यह लागू करने
                योग्य बन जाता है और अमिधकार प्रदान करता है या कत�व्यों को लागू करता है।जब तक सरकार

        आमिधकारिरक राजपत्र में अपने विनण�य को प्रकाचिशत नहीं करती,       तब तक उसके इरादे विनत्तिQत नहीं हो
                सकते और आदेश को लागू नहीं विकया जा सकता है।कोई भी प्रामिधकरण भूमिम पर प्रवेश नहीं कर
                 सकता है।यटिद फाइल पर केवल एक प्रस्ताव प्रेस में प्रकाचिशत विकया जाता है या तो क्योंविक इसे गुप्त

        रूप से लीक विकया गया है या अन्यथा भी,      तो इसका कोई परिरणाम नहीं होगा,   क्योंविक नागरिरक के
                  पास लागू करने या पालन करने के चिलए कुछ भी नहीं होगा।एक ऐसे देश में जहां पे्रस स्वतंत्र है,

                  सरकार को विकसी ऐसी �ीज से बाध्य नहीं विकया जा सकता है जो केवल एक समा�ार पत्र के पृष्ठों
   पर टिदखाई देती है।हालाँविक,           जब सरकार के विनण�य को आमिधकारिरक रूप से राजपवित्रत विकया जाता

है,                 तो इसे लागू विकया जा सकता है।यही कारण है विक अमिधविनयम राजपत्र में जो प्रकाचिशत हुआ है,
               उसके प्रकाशन की अपेक्षा करता है।कानून की भाषा से इसका स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया जा
 सकता है।
●               यह स� है विक सरकारी अमिधकारिरयों के काय� करने के तरीके के कारण राजपत्र और
      समा�ार पत्रों में प्रकाशन की तारीखें अलग-     अलग हो सकती हैं।विफर भी,     यह याद रखना होगा विक
             नागरिरक का बहुत सीमिमत अमिधकार है।आपत्तित्तयाँ दज� करने का अवसर।यह इस अमिधकार को प्रभावी

                 बनाने के चिलए है विक संसद ने मौजूदा प्रावधान में संशोधन करके पे्रस में प्रकाशन का प्रावधान पेश
               विकया है।विवधायी इरादे और बुराई सधुार की मांग की को ध्यान में रखा जाना �ाविहए।

●  श्री सी. बी.          गोयल ने कश्मीरी लाई और अन्य बनाम पंजाब राज्य और  अन्य (1) और
राखी सिसंह      और अन्य बनाम हरिरयाणा राज्य मामले  में इस    न्यायालय के फैसले पर सचि�व, लोक

  विनमा�ण विवभाग (   बी एडं आर)  चिसविवल सचि�वालय, हरिरयाणा,       �ंडीगढ़ के माध्यम से भरोसा जताया है।
अन्य (2)  ।श्री डी. पी.               सिसंह ने इन विनण�यों में अंतर करने का प्रयास विकया है।पहले मामले में पूण� पीठ

                 के फैसले और बाद वाले मामले में एकल पीठ का अनुपात स्पष्ट रूप से याचि�काकता� के दावे का
  समथ�न करता है।
●      उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए,           हम याचि�काकता� के पक्ष में ऊपर टिदए गए प्रश्न का

         उत्तर देते हैं।हमारा मानना है विक विववाटिदत अमिधसू�नाएं धारा 4   और 6     के प्रावधानों के अनुसार
    प्रकाचिशत नहीं की गई हैं।

●           पक्षों के वकील ने अन्य बिबंदुओं पर जोर नहीं टिदया है।
●          ऊपर टिदए गए प्रश्न पर हमारे विनण�य को देखते हुए,      हम पाते हैं विक अनुलग्नक पी. 7



 और पी. 8         की अमिधसू�नाएं काननू की आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं।नतीजतन,    ये दूविषत हो जाते
      हैं।अतः इन्हें विनरस्त कर टिदया जाता है।नतीजतन,  धारा 9        के तहत नोटिEस जारी करके शरुू की गई

               आगे की काय�वाही को कायम नहीं रखा जा सकता है।इन्हें भी रद्द कर टिदया जाएगा।�ंूविक एक
           अंतरिरम आदेश द्वारा आगे की काय�वाही पर रोक लगा दी गई थी,     इसचिलए कोई अमिधविनर्ण्यय� नहीं टिदया

 गया है।
●        इससे पहले विक हम मामले से अलग हों,        हम यह इंविगत करने के चिलए विववश महसूस

                  करते हैं विक राज्य के आ�रण ने हमें एक सुखद भावना के साथ नहीं छोड़ा है।यह एक स्वीकृत क्तिlवित
                   है विक एक बड़ी राचिश की सपंत्तित्त को एक छोEी राचिश के चिलए पटे्ट पर चिलया गया था।नवीनीकृत पटे्ट की

        अवमिध समाप्त होने के बाद भी इसे वष� 1955       में खाली नहीं विकया गया था।वष� 1960 में, माचिलक
                  को इस आधार पर पां� साल के चिलए पट्टा विवलेख विनष्पाटिदत करने के चिलए मजबूर विकया गया था विक

           उपायुक्त के आवास का विनमा�ण विकया जाना था।विनमा�ण पूरा होने के बाद,    विनपEान अमिधकारी को
                परिरसर पर कब्जा करने के चिलए कहा गया।छह महीने के भीतर उन्होंने पद छोड़ टिदया था।विफर भी

      उपायुक्त ने परिरसर खाली नहीं विकया।इसके अलावा, विकराए की  प्र�चिलत दर 86     रुपए प्रवित माह का
        याचि�काकता� को भुगतान भी नहीं विकया गया था।वष� 1989 में,     जब उन्होंने काय�वाही शुरू की, तो
         अमिधकारिरयों ने सीमा के आधार पर केवल तीन साल (  लगभग 20   वषa में से)     की अवमिध के चिलए

  विकराया टिदया।इसके बाद,   याचि�काकता� को समय-         समय पर विकराए के भुगतान के चिलए अदालत का
               दरवाजा खEखEाना पड़ा।उसे स्वेच्छा से भुगतान नहीं विकया गया था।जैसा विक पहले ही देखा गया है,
  चिलखिखत बयान में,            प्रवितवादीगण की ओर से ली गई याचि�का यह है विक "   याचि�काकता� ने प्रत्यथj
    हरिरयाणा राज्य के खिखलाफ गैर-            भुगतान के आधार पर कई बेदखली आवेदन भी दायर विकए थे और

    प्रत्यथj राज्य सरकार विकराया विनयंत्रक,          विहसार की अदालत में कानून के अनुसार स्वीकाय� देय
    ”   विकराया आटिद दे रही है। स्पष्ट रूप से,            राज्य ने उससे भी बदतर तरीके से काय� विकया है जिजसमें एक
              साधारण वादी भी व्यवहार करता है।हम राज्य के आ�रण की सराहना नहीं कर सकते।यह सबसे

            विन�ले स्तर पर अनुचि�त और मनमाना था।यह सत्ता का दुरुपयोग था।एक साव�जविनक प्रामिधकरण
         साव�जविनक भलाई के चिलए काय� करने में विवफल रहा।



●               याचि�काकता� के वकील का कहना है विक विपछले कई वषa से कुछ भी भुगतान नहीं
         विकया गया है।विकराया विनयंत्रक द्वारा विनधा�रिरत दर पर भी नहीं।

●        परिरक्तिlवितयों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए,        हम संतुष्ट हैं विक यह एक उपयुक्त
           मामला है जहां याचि�काकता� को प्रवितपूरक लागत दी जानी �ाविहए।हम 1  लाख    रुपये की लागत का

            आकलन करते हैं। इसका भुगतान प्रवितवादी राज्य हरिरयाणा द्वारा याचि�काकता� को विकया जाएगा।
       तदनुसार रिरE याचि�का की अनमुवित दी जाती है।

अस्वीकरण  : lानीय  भाषा  में  अनवुाटिदत विनण�य वादी
के सीमिमत उपयोग के चिलए है ताविक वह अपनी भाषा में इसे
समझ सके और विकसी अन्य उदे्दश्य के चिलए इसका उपयोग
नहीं  विकया  जा  सकता  है  ।  सभी  व्यवहारिरक  और
आमिधकारिरक उदे्दश्यो के चिलए विनण�य का अंग्रेजी संस्करण
प्रमात्तिणक होगा और विनष्पादन और काया�न्वयन के उदे्दश्य
के चिलए उपयकु्त रहगेा ।
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